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हम मोदी के  राजस्थान भाषण की जांच कर रहे हैं, EC ने कहा     
चुनाव आयोग (EC) ने मंगलवार को कहा कि वह राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के  भाषण के  खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच कर रहा है।
पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति, सोना, जमीन मुसलमानों में बांट देगी।
कांग्रेस ने सोमवार को पीएम के  खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अपने आवेदन में उसने आरोप लगाया था कि पीएम समाज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे
हैं और इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
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कांग्रेस ने कहा कि अगर EC ने अभी कार्रवाई नहीं की तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी    
कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि अगर चुनाव आयोग ने धन के  पुनर्वितरण पर पीएम मोदी के  खिलाफ शिकायतों पर फै सला नहीं किया, तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगी। 

सूरत में दौड़ से बाहर, कांग्रेस उम्मीदवार ने किया ‘गायब होने का नाटक’   
सूरत लोकसभा सीट पर भाजपा सूरत उम्मीदवार के  विजेता घोषित होने के  एक दिन बाद, कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुं भानीब भूमिगत हो गए हैं। उनसे कोई बातचीत
नहीं हो पा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता उनके  घरों के  सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें “देशद्रोही” और “लोकतंत्र का हत्यारा” कह रहे हैं। 
श्री कुं भानी की उम्मीदवारी को रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया क्योंकि उनके  तीन प्रस्तावकों ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कागजात पर हस्ताक्षर किए
हैं।
 कांग्रेस ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के  तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसके  उम्मीदवार
की उम्मीदवारी रद्द करने के  फै सले को खारिज करे। 
भाजपा ने मंगलवार को कहा कि पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवारों से अपने नामांकन वापस लेने को कहा है।

ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को वीजा एक्सटेंशन न मिलने के  कारण ‘अचानक’ भारत छोड़ना पड़ा    
 ऑस्ट्रेलिया के  सरकारी ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी न्यूज नेटवर्क ) की नई दिल्ली प्रमुख अवनी ने कहा कि सरकार द्वारा उनके  वीजा एक्सटेंशन को
“अचानक” खत्म कर दिए जाने के  बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। 
यह चैनल द्वारा पश्चिमी देशों में खालिस्तानी अलगाववादियों की कथित लक्षित हत्या पर एक कार्यक्रम बनाने के  बाद आया है। सूत्रों ने उनके  बयान को “भ्रामक” बताया
है। एबीसी न्यूज ने वाघा बॉर्डर पर फिल्मांकन करते समय पहले भी नियमों का उल्लंघन किया है।  

सरकार को भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने वाली एफएमसीजी कं पनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट    
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कें द्र को फास्ट मूविंग कं ज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कं पनियों के  खिलाफ "खुद को सक्रिय" करना चाहिए, अगर वे अपने उत्पादों
के  बारे में भ्रामक विज्ञापन लगाकर भोले-भाले ग्राहकों, खासकर शिशुओं और स्कू ली बच्चों के  परिवारों को लक्षित करते हैं।
“भ्रामक विज्ञापन जनता को गुमराह करते हैं, खासकर परिवारों को, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यह मुद्दा शिशुओं और स्कू ली बच्चों से भी जुड़ा है।”
जस्टिस हिमा कोहली ने कहा।
कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से आपत्तिजनक और भ्रामक विज्ञापनों के  खिलाफ उनके  द्वारा की गई कार्रवाई के  बारे में पूछा

पतंजलि से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आपकी माफी आपके  विज्ञापनों जितनी बड़ी है?    
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद से पूछा कि क्या अखबार में छपी उसकी माफी उसके  हर्बल दवाओं के  हमेशा के  "फ्रं ट पेज" विज्ञापन जितनी बड़ी और
महंगी है। 
पतंजलि आयुर्वेद की ओर से पेश हुए वकील मुकु ल रोहतगी ने कहा कि 67 अखबारों में माफीनामा छपा है। जनता को गुमराह करने के  लिए अपनी गलतियों को बताने
के  लिए "हजारों" रुपये खर्च किए गए। "लेकिन क्या आपकी माफी आपके  द्वारा अखबारों में दिए जाने वाले विज्ञापनों जितनी ही बड़ी है?" जस्टिस हिमा कोहली ने
पूछा। 
कोर्ट ने आयुष मंत्रालय से नियम 170 को अचानक हटाने के  लिए स्पष्टीकरण भी मांगा। नियम आपत्तिजनक विज्ञापनों के  खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति से संबंधित
हैं, जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 से संबंधित है। 
पतंजलि और रामदेव कु छ बीमारियों के  स्थायी इलाज का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के  लिए सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ​​कार्रवाई का सामना कर
रहे हैं। 

के जरीवाल और कविता 7 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे    
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के  मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल और बीआरएस नेता के  कविता की न्यायिक
हिरासत 7 जून तक बढ़ा दी।

इसरो की तस्वीरों से पता चलता है कि ग्लेशियल झीलों का विस्तार हो रहा है    
इसरो की 1984 से 2023 तक भारतीय हिमालयी नदियों के  जलग्रहण क्षेत्र को कवर करने वाली उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि ग्लेशियल झीलों में महत्वपूर्ण
बदलाव हुए हैं।
इसरो के  अनुसार, 2016-17 के  दौरान पहचानी गई 10 हेक्टेयर से बड़ी 2,431 झीलों में से 676 झीलें 1984 के  बाद से काफी विस्तारित हुई हैं।
676 झीलों में से 601 झीलों का आकार दोगुने से भी अधिक बढ़ गया है।
इनमें से 130 झीलें भारत में स्थित हैं। जीएलओएफ - अध्ययन से सरकार को ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (जीएलओएफ) की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 

तमिलनाडु  के रल 29 अप्रैल से एक समन्वित सर्वेक्षण में नीलगिरि तहर की गणना करेगा।    
तमिलनाडु  का राज्य पशु नीलगिरि तहर है। यह तमिलनाडु  और के रल में नीलगिरि पहाड़ियों के  क्षेत्र में नीलगिरि पहाड़ियों की
ढलानों पर पाया जाता है।
सर्वेक्षण डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (विश्व वन्यजीव कोष) द्वारा पूरा किया जाएगा। उम्मीद है कि भारत में लगभग 3000 से अधिक
नीलगिरि तहर होंगे। 



अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों का महत्वपूर्ण उल्लंघन हो रहा है      
अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी 2023 की मानवाधिकार रिपोर्ट (एचआरआर) में, जो मानवाधिकार प्रथाओं का संकलन करने वाला देश है, 
भारत में दर्जनों से अधिक विभिन्न प्रकार के  मानवाधिकारों के  हनन की "विश्वसनीय रिपोर्ट" को चिह्नित किया है।
 इनमें विवाहेतर हत्या, जबरन गायब कर देना, मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना और हिरासत में रखना, यातना देना, जबरन हिरासत में लेना, इंटरनेट बंद करने की बार-
बार की घटनाएं, दूरसंचार सेवाएं बंद करना शामिल हैं। 
रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हाल के  वर्षों में छत्तीसगढ़ में छह सौ से अधिक गैर-न्यायिक हत्याएं दर्ज की गई हैं।
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       WORLD     
अमेरिकी कॉलेज परिसरों में फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शन     

न्यूयॉर्क  विश्वविद्यालय, हार्वर्ड और येल जैसे कई अमेरिकी कॉलेजों में गाजा में इजरायली कार्रवाई के  खिलाफ छात्रों द्वारा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन देखा गया।
कोलंबिया विश्वविद्यालय के  बाहर डेरा डाले हुए 100 से अधिक फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। फिलिस्तीन समर्थक छात्र अपने स्कू लों में
इजरायली हमले की निंदा करने और इजरायल को हथियार बेचने वाली कं पनियों से नाराजगी जताने के  लिए कह रहे थे।
छात्रों ने आपस में भी झड़प की, क्योंकि एक वर्ग विरोध को यहूदी विरोधी बता रहा था।

 संपादकीय             

भविष्य काबीमा
पात्रता का दायरा बढ़ाते हुए, स्वास्थ्य बीमा को सस्ता बनाया जाना चाहिए     

संपादकीय IRDAI द्वारा हाल ही में किए गए नियमों में बदलाव के  बारे में है। IRDAI ने हाल ही में स्वास्थ्य बीमा के  नियमों में बदलाव किया है। अब तक नया स्वास्थ्य
बीमा लेने की उम्र 65 साल थी। IRDAI ने इस सीमा को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि 65 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति नया स्वास्थ्य बीमा पाने के  लिए
पात्र होगा।
यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुमान है कि भारत की 60 साल से अधिक उम्र की आबादी जो वर्तमान में 10% (149 मिलियन) है, 2050 तक 30% (347
मिलियन) को पार कर सकती है।
यह चिंता का विषय होगा, जिसके  लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होगी। दक्षिण भारतीय राज्यों में पहले से ही बुजुर्गों की आबादी में वृद्धि देखी जा रही है।
बीमा योजना के  साथ-साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा का विस्तार भी होना चाहिए। किफायती स्वास्थ्य सेवा के  विस्तार का व्यापक उन्नयन।   

नाबार्ड ने हरित वित्तपोषण जुटाने की रणनीति का अनावरण किया      
पृथ्वी दिवस के  अवसर पर नाबार्ड ने अपनी 'जलवायु रणनीति 2030 रिपोर्ट' का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य भारत की हरित वित्तपोषण की आवश्यकता को
रेखांकित करना है। 
नाबार्ड की जलवायु रणनीति चार स्तंभों के  इर्द-गिर्द संरचित है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना, बेहतर बाजार निर्माण भूमिका निभाना, आंतरिक हरित
परिवर्तन और रणनीतिक हरित जुटाना शामिल है। 
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2030 तक 2.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक वित्तपोषण तक पहुंचने के  लिए सालाना 170 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है।

अत्यधिक प्रतिबंध
चुनाव समय पर प्रतिबंध के  खिलाफ याचिका ने जन भागीदारी पर सवाल उठाए     

संपादकीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के  बारे में है जिसमें याचिकाकर्ता ने अनधिकृ त बैठकों और जुलूसों को रोकने के  लिए निषेधाज्ञा को चुनौती दी है।
राजस्थान, गुजरात और दिल्ली जैसे कई राज्यों में यह देखा गया कि छह महीने से चुनावी रैलियों के  लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा नागरिक समाज
की रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जा रही थी।
यह सीआरपीसी की धारा 144 के  तहत आता है जो सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाती है।
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए पूर्ण प्रतिबंध के  सवाल को सही माना।
न्यायालय ने सार्वजनिक बैठकों और यात्राओं पर निर्णय लेने के  लिए कार्यपालिका को 3 दिन का समय दिया है।   

ब्रिटेन द्वारा निर्वासन कानून पारित किए जाने के  कु छ घंटों बाद इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश में पांच लोगों की मौत     
फ्रांसीसी अधिकारियों के  अनुसार, इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश में मंगलवार को पांच लोगों की मौत हो गई।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के  अनुसार, 110 लोगों को लेकर भीड़भाड़ वाली नाव क्लेराइस फ्रांस से 32 किलोमीटर दूर विमेरेक्स से रवाना
हुई। नाव अपने मूल स्थान से कु छ सौ किलोमीटर पहले रुक गई और कई लोग पानी में गिर गए। 47 लोगों को वापस जमीन पर लाया
गया, जबकि 57 ने ब्रिटेन की अपनी यात्रा जारी रखने का विकल्प चुना।
यह तब हुआ जब ब्रिटेन सरकार अपने ऊपरी सदन में रवांडा में प्रवासियों को ले जाने के  विधेयक को पारित करने के  लिए कड़ी मेहनत
कर रही है। निचले सदन ने इसे पहले ही पारित कर दिया है।

ताइवान के  निर्वाचित राष्ट्रपति ने अमेरिकी सहायता पैके ज की सराहना की     
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने शनिवार को चार विधेयक पारित किए थे जो ताइवान को लाभान्वित करेंगे। इस बिल में चीन का मुकाबला करने के  लिए 8 बिलियन डॉलर
शामिल हैं।
ताइवान के  सैन्य उपकरणों और प्रशिक्षण की भरपाई के  लिए 1.9 बिलियन डॉलर की राशि निर्धारित की गई है, जबकि 2 बिलियन डॉलर का उपयोग क्षेत्र के  देशों के
साथ-साथ ताइवान के  लिए “विदेशी सैन्य वित्तपोषण” के  लिए किया जाएगा।
ताइवान के  उपराष्ट्रपति लाई, जो 20 मई को राष्ट्रपति के  रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, ने अमेरिकी सहायता की सराहना करते हुए इसे “ताइवान की सुरक्षा के  लिए
प्रतिबद्धता” बताया।
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बोनमती और जोकोविच वर्ष के  सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी     
लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी – नोवाक जोकोविच (टेनिस),
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी – ऐताना बोनमती (फु टबॉल)
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विश्व टीम – स्पेन की फु टबॉल टीम   


